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भार� का संमि�धान, 1950-अनुच्छेद  21  और  226-शहर �ें  दधू डेयरिरयों �ें  आ�ारा ��ेशिशयों के
कारण होने �ाली अस्�च्छ स्थिस्थति� और उपद्र�-उच्च न्यायालय के स�क्ष जनमिह� यातिBका रिरट यातिBका-उच्च
न्यायालय द्वारा राज्य को ��ेशिशयों को हटाने और दधू डेयरिरयों को शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने के मिनदEश
शहर  -  डेयरिरयों के  लिलए राज्य द्वारा  आ�ंमिट� �ैकस्थिल्पक भूमि�  -  डेयरी �ालिलकों द्वारा  अपने ��ेशिशयों को
स्थानां�रिर� करने और अपनी डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करने के लिलए मिदए गए �Bन - जब डेयरी �ालिलकों द्वारा
�Bनों का पालन नहीं मिकया जा�ा है �ो उच्च न्यायालय ने सिजला �सिजस्ट्र ेट को अपने मिनदEशों का पालन करने का
मिनदEश मिदया - की शुद्ध�ा - आयोसिज�, ख�रा शहर के मिन�ासिसयों के स्�ास्थ्य और सभ्य जी�न की की�� पर
आ�ारा ��ेशिशयों की अनु�ति� नहीं दी जा सक�ी है - दधू डेयरिरयाँ �Bन देने के बाद उच्च न्यायालय के फैसले
पर स�ाल नहीं उठा सक�ी हैं - इसलिलए, मि�शिभन्न अं�रिर� मिनदEश जारी मिकए गए हैं।

करीब पBास साल पहले एक शहर �ें दतूिधयों को रिरयाय�ी दर पर प्लॉट आ�ंमिट� मिकए गए थे। मिपछले
कुछ �र्षोंX �ें शहर के मि�स्�ार के कारण, दधू�ालों की कॉलोनी अब शहर के �ध्य �ें स्थिस्थ� हो गई ह।ै दधू देने
�ाले दधू मिनकालने के बाद अपने ��ेशिशयों को शहर �ें इधर-उधर भटकने दे�े थे। शहर के पीमि[� मिन�ासिसयों
द्वारा उच्च न्यायालय के स�क्ष एक जनमिह� यातिBका रिरट यातिBका दायर की गई थी सिजस�ें कहा गया था मिक
आ�ारा ��ेशी �ान� जी�न के लिलए ख�रा पैदा कर रहे थे और या�ाया� के लिलए ख�रा पैदा कर रहे थे; मिक पूरा
शहर ��ेशिशयों और आ�ारा पशुओ ंके �ल से भरा हुआ था सिजससे बदबू फैल रही थी; मिक �ल मि�शिभन्न बी�ारिरयों
के लिलए प्रजनन स्थल बन गया; परिरणा�स्�रूप, नालिलयां बंद नहीं हुई ंऔर सी�रजे का पानी पीने के पानी �ें नहीं
मि�ल रहा था; मिक ये अस्�च्छ और अस्�ास्थ्यकर स्थिस्थति�याँ उनके जी�न की गुण�त्ता पर प्रति�कूल प्रभा� डाल
रही थीं और इस �रह भार� के संमि�धान के अनुच्छेद  21  के �ह� मिनमिह� उनके सं�ैधामिनक अतिधकारों पर
प्रति�कूल प्रभा� डाल रही थीं। दधू डेयरिरयों को शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने के लिलए हाईकोटa  से मिनदEश �ांगा
गया था।

उच्च न्यायालय ने रिरट यातिBका पर मि�Bार कर�े हुए, शहर से आ�ारा ��ेशिशयों को हटाने और शहर के
बाहर डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करने के लिलए राज्य और उसके पदातिधकारिरयों को मि�शिभन्न अं�रिर� मिनदEश जारी
मिकए। राज्य ने �दनुसार स्थानां�रण के उदे्दश्य से भूमि� आ�ंमिट� की और उच्च न्यायालय के मिनदEशों को पूरा करने
के लिलए आ�श्यक खBX को पूरा करने के लिलए धनराशिश मिनधाaरिर� की। अपीलक�ाa-दगु्ध स�ाज ने उच्च न्यायालय
के स�क्ष पक्षकार बनाया और �कa  मिदया मिक राज्य द्वारा आ�ंमिट� �कैस्थिल्पक स्थल एक पहा[ी के्षत्र था और उनकी
डेयरिरयों के लिलए उपयकु्त नहीं था। उपयकु्त स्थान मि�लने पर उन्होंने अपनी डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करने और
अपने ��ेशिशयों को भटकने से रोकने की व्य�स्था करने का बी[ा उठाया। जब कई अ�सर मिदए जाने के बा�जूद



दतूिधये मिनदEशों का पालन करने �ें मि�फल रहे, �ो उच्च न्यायालय ने सिजला �सिजस्ट्र ेट को आ�ारा ��ेशिशयों को शहर
से हटाकर शहर की सी�ा से बाहर स्थानां�रिर� करने और अनुपालन रिरपोटa दालिखल करने का मिनदEश मिदया।

इस न्यायालय �ें  अपील �ें,  अपीलक�ाaओं ने  �कa  मिदया मिक उनकी �ौजूदा भूमि� से बेदखली,  जो
आ�ंटन शुल्क स्�ीकार करने के बाद राज्य द्वारा आ�ंमिट� की गई थी, कानून के �ह� होनी Bामिहए; मिक राज्य
द्वारा आ�ंमिट� �ैकस्थिल्पक भूमि� पहा[ी के्षत्र �ें थी और उनके ��ेशी उस के्षत्र �ें जीमि�� नहीं रह पाएंगे; और उनके
��ेशिशयों को स्थानां�रिर� करने की सुमि�धा के लिलए राज्य द्वारा  कोई पुन�ाaस समुि�धाएं प्रदान नहीं की गई।ं
हालाँमिक, अपीलक�ाaओ ंने �कa  मिदया मिक �े मिकसी अन्य उपयकु्त के्षत्र �ें स्थानां�रिर� होने के लिलए �यैार हैं जहाँ
भूमि� पथरीली नहीं ह ैऔर उनके ��ेशिशयों के लिलए पानी पयाaप्त रूप से उपलब्ध ह।ै

राज्य ने �कa  मिदया मिक उन्होंने आ�श्यक अतिधसBूनाएँ जारी करके, �ैकस्थिल्पक भूमि� आ�ंमिट� करके और
इस उदे्दश्य के लिलए धन मिनधाaरिर� करके उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन मिकया था; अपीलक�ाaओ ंको
अपनी डेयरिरयों और ��ेशिशयों को शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पर्यालए उच्च न्यायालय द्वारा पया प्त अ�सर
मिदए गए थे; अपीलक�ाaओ ंने एक मि�शिशष्ट अ�तिध के भी�र शहर से स्थानां�रिर� होने के लिलए उच्च न्यायालय को
एक �Bन मिदया था;  और यह मिक अपीलक�ाaओं ने �Bन देने के बा�जूद न �ो अपनी डेयरिरयां और ��ेशी
स्थानां�रिर� मिकए और न ही राज्य के पास अपेतिक्ष� राशिश ज�ा की।

रिरट यातिBका दायर करने �ाले प्रति��ादी ने �कa  मिदया मिक उच्च न्यायालय को अपीलक�ाaओ ंको मिनदEश
जारी  करना प[ा जब उन्हें अदाल� को मिदए गए अपने �Bनों से �ुकर�े हुए पाया गया;  और यह मिक उच्च
न्यायालय ने के�ल उनकी डेयरिरयों को शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने का मिनदEश मिदया और दधू�ालों के भूखंडों
के स्�ामि�त्� को प्रभामि�� करने �ाला कोई मिनदEश नहीं मिदया।

कोटa ने अं�रिर� मिनदEश जारी कर�े हुए

अशिभमिनधाaरिर� मिकया: 1.1. शहर �ें अतिधकारिरयों की ओर से मिबना मिकसी रोक-टोक के आ�ारा ��ेशिशयों
का ख�रा बढ़ गया ह।ै काननू का पालन करने �ाले पीमि[� हैं. यह सब शहर के मिन�ासिसयों के स्�ास्थ्य और सभ्य
जी�न की की�� पर हुआ है,  जो संमि�धान के अनुच्छेद 21 के �ह� मिनमिह� उनके सं�ैधामिनक अतिधकारों का
उलं्लघन ह।ै सरकार और उसकी एजेंसिसयाँ अपने कायX और दातियत्�ों के मिन�aहन �ें लापर�ाही बर� रही हैं। {पैरा
22] [1071-सी-ई]

�ीरेंद्र गौ[ ए�ं  अन्य बना� हरिरयाणा राज्य ए�ं  अन्य, [1995] 2  एससीसी  577; प्रशासक,  नगर
पालिलका बना� भार� ए�ं अन्य, [2001] 9 एससीसी 232; ए�सी �ेह�ा बना� भार� संघ ए�ं अन्य, [2004]
6 एससीसी 588; गुजरा� राज्य बना� मि�र्ज़ााaपुर �ो�ी कुरशेी कसाब ज�ाल और अन्य, [2005] 8 एससीसी
534; मि�ल्क प्रोडू्यससa एसोसिसएशन, उ[ीसा और अन्य बना� उ[ीसा राज्य और अन्य, [2006] 3 एससीसी
229 और फ्रें ड्स कॉलोनी डे�लप�ेंट क�ेटी बना� उ[ीसा राज्य, [2004] 8 एससीसी 753, संदर्भिभ�।

1.2. शहर के नागरिरकों के लिलए परशेानी का सबब बन रही दधू डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करना शहर की
सख्� जरूर� ह।ै उच्च न्यायालय के मिनदEशों �ें कोई अ�ैध�ा नहीं है, खासकर �ब जब उच्च न्यायालय ने �ौजूदा
भूखंडों के उनके स्�ामि�त्� को प्रभामि�� करने �ाले कोई मिनदEश नहीं मिदए,  हालांमिक ये भखूंड उन्हें एक मिनति|�



उदे्दश्य और बहु�� के लिलए अत्यतिधक रिरयाय�ी दर पर आ�ंमिट� मिकए गए थे। दधू�ालों ने उस भूमि� का उपयोग
उस उदे्दश्य के लिलए नहीं मिकया जो उन्हें आ�ंमिट� की गई थी। [पैरा 25]

1.3.  अपीलक�ाa राज्य द्वारा मिनधाaरिर� स्थान पर स्थानां�रिर� होने के लिलए उच्च न्यायालय के स�क्ष
पहले ही �यैार हो Bुके हैं और उन्होंने उक्त उदे्दश्य के लिलए और अतिधक स�य �ांगा ह।ै शिशफ्टिं~टग के लिलए बढ़ाई गई
अ�तिध भी काफी स�य पहले बी� Bुकी ह।ै इसलिलए, दतूिधयों को एक नई जगह पर स्थानां�रिर� करने के राज्य के
मिनणaय पर इस मि�लंमिब� Bरण �ें स�ाल नहीं उठाया जा सक�ा है, खासकर जब राज्य ने व्यापक सा�aजमिनक मिह�
�ें मि�शेर्षोंज्ञ की सलाह के आधार पर मिनणaय लिलया ह।ै [पैरा 26]

रा�ीजी पटेल और अन्य बना� नागरिरक उपभोक्ता �ागa दशaक �ंB और अन्य, [2000] 3 एससीसी 29,
संदर्भिभ�।

सिसमि�ल अपीलीय के्षत्रातिधकार: 2007 की सिसमि�ल अपील संख्या 246। 

डीबी सिसमि�ल रिरट यातिBका संख्या 4409/1994 �ें जोधपुर �ें राजस्थान के उच्च न्यायालय के मिनणaय
और अंति�� आदेश मिदनांक 12/7/2004 से

साथ

2007 का सी ए नंबर 247।

कैलाश  �ासुदे�,  ए.ए�.  सिंसघ�ी,  राजी�  ध�न,  �कुुल  रोह�गी,  अरुणेश्वर  गुप्ता,  अति�रिरक्त सहायक
�हामिनदेशक, सयूa कां�, सुशील कु�ार जैन, एB डी थान�ी, सरद सिंसघामिनया, पुनी� जैन (प्रति�भा जैन के लिलए),
डॉ.  �नीर्षों सिंसघ�ी  (पी.�ी.  योगेश्वरन के लिलए), ए.  �रिरयारपुथ�, मि�सेस अरुणा �ाथुर, मि�सेस मि�नी एन. नारी
(�ेससa अरुपथ� अरुणा एण्ड कंपनी के लिलए), न�ीन कु�ार सिंसह, �ुकुल सूद, एन.ए�. श�ाa, आर.पी. सिंसह, �नु
�ृदलु और अनं� कु�ार �त्स्य (टी.�ी. रत्न� के लिलए) उपस्थिस्थ� पक्षों के लिलए।

अदाल� का मिनणaय घोमिर्षों� मिकया गया था 

न्याय., दल�ीर भंडारी 1. अनु�ति�  दी गयीI

2.  समंि�धान के अनुच्छेद 226 के �ह� स्थामिप� एक जनमिह� यातिBका �ें,  राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर ने आके्षमिप� मिनणaय द्वारा, मिनदEश मिदया है मिक जोधपुर शहर �ें स्थिस्थ� दधू डेयरिरयों को उनके ��a�ान स्थान
से �कैस्थिल्पक स्थानों पर स्थानां�रिर� मिकया जाए। मि�शेर्षों अनु�ति� की �ंजूरी द्वारा ये अपीलें डीबी सिसमि�ल मि�मि�ध
�ें पारिर� उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2004 के उक्त मिनणaय और आदेश के लिखलाफ दायर की जा�ी हैं। 1994
की रिरट यातिBका संख्या 4409।

3. ये दोनों अपीलें आपस �ें जु[ी हुई हैं और एक सा�ान्य मिनणaय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिलए, ह� 2004
की एसएलपी (सी) संख्या 16751 से उत्पन्न 2007 की सिसमि�ल अपील संख्या  246 �ें उसिल्ललिख� �थ्यों का
उले्लख करेंगे।



4. अपीलक�ाa-मि�ल्क�ेन कॉलोनी मि�कास समि�ति� मिपछले 44 �र्षोंX से जोधपुर (राजस्थान) शहर �ें दधू
और दधू उत्पाद बेBने के व्य�साय �ें लगे दतूिधयों का एक संघ ह।ै राजस्थान सरकार ने अतिधसBूना संख्या एफ 1
एलएसजी/56  मिदनांक  5/11/1956  के  �ह� एक योजना  शुरू की,  सिजसका ना� ह,ै  '�सरूिरया  कॉलोनी
योजना', सिजसके �ह� अपीलक�ाa समि�ति� के सदस्य और अन्य दधू�ाले, जो दधू बेBने का व्य�साय कर रहे थे
और दगु्ध उत्पादों को जोधपुर शहर �ें 2 रुपये प्रति� �गa  गज की दर से भूमि� के भखूंड आ�ंमिट� मिकए गए। उक्त
योजना के �ह� सरकार द्वारा मि�शिभन्न दतूिधयों को डेयरी मि�कसिस� करने के लिलए कुल 332 भूखंड आ�ंमिट� मिकए
गए थे। उक्त दतूिधये 1956 से उक्त कॉलोनी �ें दधू ए�ं दगु्ध उत्पाद बेBने का व्य�साय कर�े आ रहे हैं। उक्त
कॉलोनी की मि�तिध�� कल्पना और योजना राज्य सरकार की �ंजूरी से शहरी सुधार ट्रस्ट,  जोधपुर द्वारा एक
मि�ल्क�ैन कॉलोनी के रूप �ें बनाई गई थी।

5. ऐसा कहा जा�ा है मिक जोधपुर शहर �ें गो�ंशीय पशुओ ंके �ालिलक गो�ंशीय पशुओ ंको दधू देने के
बाद उन्हें डेयरिरयों से बाहर कर रहे थे �ामिक �े स[कों पर जो कुछ भी उपलब्ध था उसे खा सकें । जोधपुर शहर
�ें और शहर के प्र�ुख सरकारी अस्प�ाल �हात्�ा गांधी अस्प�ाल के बरा�दे �ें गाय, बलै, कुत्ते आमिद समिह�
आ�ारा ��ेशी खलेुआ� घ�ू�े हैं। आगे कहा गया है मिक इन जान�रों का �ल उच्च न्यायालय के गलिलयारों �ें भी
मिदखाई दे�ा था। यह पूरी �रह से अस्�ास्थ्यकर, अस्�ास्थ्यकर और हामिनकारक प्रथा जोधपुर शहर के नागरिरकों
के लिलए काफी परशेानी पैदा कर रही थी।

6.  शहर के नागरिरकों ने,  आ�ारा ��ेशिशयों और कुत्तों के कारण होने �ाले उपद्र� से व्यशिथ� होकर,
इतंिडयन एसोसिसएशन ऑफ लॉयसa  के राजस्थान Bैप्टर,  प्रति��ादी संख्या  4  के �ाध्य� से राजस्थान के उच्च
न्यायालय,  जोधपुर �ें  जनमिह� �ें एक यातिBका दायर की।  1946  �ें स्थामिप� इटंरनेशनल एसोसिसएशन ऑफ
डे�ोके्रमिटक लॉयसa  से जु[े और संयकु्त राष्ट्र  आर्भिथक और सा�ासिजक परिरर्षोंद,  यनेूस्को और यूमिनसेफ के साथ
परा�शaदात्री स्थिस्थति� �ें)

7. यातिBका �ें कहा गया था मिक आ�ारा जान�र, जैसे बलै, कुत्ते और ��ेशी शहर के अंदर और बाहर
खलेुआ� घू� रहे हैं। जोधपुर शहर की स[कों पर ��ेशी घ�ू�े और बठेै पाए गए और �े �ान� जी�न के लिलए
ख�रा पैदा कर रहे थे और या�ाया� के लिलए ख�रा पैदा कर रहे थे। यातिBका �ें कहा गया है मिक पूरा शहर गंदगी
से भरा हुआ था, हद से ज्यादा बदबू आ रही थी और आ�ारा ��ेशिशयों का �ल मि�शिभन्न बी�ारिरयों के लिलए प्रजनन
स्थल था। नालिलयाँ जा� हो गई थीं और सी�रजे का पानी पीने के पानी �ें मि�ल रहा था सिजससे कई बी�ारिरयाँ
फैल रही थीं। ये अस्�ास्थ्यकर और अस्�ास्थ्यकर प्रBलिल� स्थिस्थति�याँ जोधपुर शहर �ें रहने �ाले मिन�ासिसयों के
जी�न की गुण�त्ता पर प्रति�कूल प्रभा� डाल रही हैं और इस �रह भार� के संमि�धान के अनुच्छेद 21 के �ह�
मिनमिह� उनके सं�ैधामिनक अतिधकारों पर प्रति�कूल प्रभा� डाल रही हैं। रिरट यातिBका �ें मिनम्नलिललिख� राह� की
प्राथaना की गई थी:

1. प्रति��ादी जोधपुर नगर मिनग� और शहरी सुधार ट्रस्ट को यह सुमिनति|� करने के लिलए कद� उठाने का
मिनदEश देना मिक जान�र और ��ेशी स[कों और सा�aजमिनक स्थानों पर बाधा न डालें और इस संबंध �ें
उतिB� व्य�स्था करें;

2. यह सब मिकया जाए इसकी देखरखे के लिलए, प्रति�मि�� नागरिरकों की एक समि�ति� मिनयकु्त करना, ऐसी
समि�ति� को यह देखने के लिलए अतिधकृ� करना:



(i) मिक उपरोक्त मिनदEश प्रभा�ी हो गए हैं;

(ii) लोगों से शिशकाय�ें प्राप्त करना; और

(iii) �ास्�मि�क शिशकाय�ों को पूरा करने के लिलए उतिB� मिनदEश देना; और

(iv) उत्तरदा�ाओ ंको इस संबंध �ें पू��क्त समि�ति� के मिनदEशों का पालन करने का मिनदEश मिदया जाए;

(v) शहर को स्�च्छ बनाने, सी�रजे प्रणाली को दरुुस्� करने के लिलए �त्काल कद� उठाना;

(vi) उपरोक्त उदे्दश्यों के लिलए, यमिद आ�श्यक हो, �ो राज्य सरकार को प्रति��ादी नगर मिनग� को धन
उपलब्ध कराने का मिनदEश मिदया जाए।

उच्च न्यायालय के स�क्ष कहा गया मिक स�य के साथ जोधपुर शहर बहु� घना हो गया है,  इसलिलए
जोधपुर शहर की स[कों से आ�ारा जान�रों के ख�र ेको खत्� करना आ�श्यक ह।ै उच्च न्यायालय के स�क्ष यह
भी आग्रह मिकया गया था मिक जब मि�ल्क�ैन कॉलोनी बनाई गई थी �ो �ह क�ोबेश शहर के बाहर थी, लेमिकन अब
शहर के मि�स्�ार के कारण यह शहर के �ध्य �ें ह।ै मि�स्�ार का �ुख्य कारण जनसंख्या �ें अमिनयंमित्र� �ृतिद्ध ह।ै
इसलिलए, डेयरिरयों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने का मिनदEश �ांगा गया था।

8. उच्च न्यायालय ने रिरट यातिBका पर मि�Bार मिकया और �ा�ले की गंभीर�ा को देख�े हुए, अपने आदेश
मिदनांक 23/1/2003 के �ह� कुछ मिनदEश जारी मिकए, सिजन्हें नीBे पुन: प्रस्�ु� मिकया गया ह:ै

(i) नगर मिनग�, जोधपुर डेयरिरयों को शहर से स्थानां�रिर� करने के लिलए हर संभ� प्रयास करगेा और
उन्हें राज्य की सहाय�ा से शहर के बाहरी इलाके और परिरतिध या शहर की सी�ा से परे स्थानां�रिर�
करगेा।

(ii)  नगर मिनग� स[कों से आ�ारा ��ेशिशयों को गौशालाओं या पा�ापुरी �ें  संस्थानों समिह� आ�ारा
��ेशिशयों को आश्रय प्रदान करने के लिलए बनाए गए संस्थानों �ें स्थानां�रिर� करगेा।

(iii) स[कों से आ�ारा ��ेशिशयों, सांडों और कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय आमिद �ें स्थानां�रिर�
करने के लिलए, नगर मिनग� जान�रों को पक[ने और स्थानां�रिर� करने के लिलए पयाaप्त संख्या �ें व्यमिक्तयों
और �ाहनों को से�ा �ें लगाएगा।

(iv) जोधपुर शहर �ें स्थिस्थ� ��ेशिशयों ए�ं पशुओ ंके गले �ें एक टैग नबंर बंधा होगा। टैग नबंर उस व्यमिक्त
के ना� और प�े का सूBक होना Bामिहए सिजसका जान�र है �ामिक उनके �ालिलकों का प�ा लगाने �ें कोई
कमिठनाई न हो। इस मिनदEश का पालन ��ेशिशयों और जान�रों के �ालिलक व्यमिक्त(ओ)ं द्वारा मिकया जाएगा।
श�a का कायाaन्�यन नागरिरक अतिधकारिरयों द्वारा मिकया जाएगा।

(v) ऐसे ��ेशिशयों और जान�रों के पाए जाने पर उनके �ालिलकों के लिखलाफ मि�शिभन्न दडं प्रा�धानों के
�ह� �ुकद�ा Bलाया जाना Bामिहए। स[कों और स[कों पर मिबना मिनगरानी के।



(vi) नगर मिनग� स[कों और गलिलयों �ें पाए जाने �ाले आ�ारा ��ेशिशयों और जान�रों को पक[ने के
लिलए पयाaप्त संख्या �ें व्यमिक्तयों को मिनयकु्त करगेा। एक बार जब �े पक[े जा�े हैं, �ो उन्हें जब्� कर लिलया
जाएगा और �ालिलकों को 500 रुपये के जु�ाaने का भुग�ान करने और यहां उसिल्ललिख� अन्य मिनदEशों के
अधीन रिरहा मिकया जा सक�ा ह।ै

(vii) सिजन �ाहनों का उपयोग जब्� मिकए गए ��ेशिशयों और जान�रों को ले जाने के लिलए मिकया जा�ा है,
उन्हें Bोट लगने की संभा�ना से बBने के लिलए रैंप से सुसलि�� मिकया जाएगा।

(viii) आ�ारा ��ेशिशयों और जान�रों का पारग�न और रख-रखा� उनकी सुरक्षा और उन्हें होने �ाली
Bोटों की रोकथा� प्रदान करने �ाले कानूनों के अनुरूप होगा, सिजस�ें पशु कू्रर�ा मिन�ारण अतिधमिनय�,
1960 भी शामि�ल ह।ै

(ix)  शहर �ें सBंालिल� होने �ाली अनतिधकृ� डेयरिरयों की मि�द्यु� आपूर्ति� �त्काल प्रभा� से काट दी
जाएगी।

(x) उपरोक्त क्र� संख्या (ix) के मिनदEश शहर के भी�र स्थिस्थ� संगमिठ� और अनतिधकृ� डेयरिरयों पर भी
लागू होंगे,  यमिद �े इस आदेश द्वारा उन्हें मिदए गए स�य के भी�र शहर से बाहर स्थानां�रिर� होने �ें
मि�फल रह�े  हैं।  ऐसी  डेयरिरयों  को  सिजस स्थान पर स्थानां�रिर� मिकया जाना  है,  �ह स्थान सक्ष�
प्रातिधकारी द्वारा �ीन सप्ताह के भी�र तिBस्थिन्ह� मिकया जाएगा।

(xi) नगर मिनग�, जोधपुर उपरोक्त क्र� संख्या (vi) �ें मिदए गए मिनदEशों के अनुसार अपने द्वारा एकत्र मिकए
गए जु�ाaने का मि��रण दजa करगेा।

(xii) जोधपुर शहर की स[कों को 31 �ाBa 2003 �क आ�ारा सांडों ए�ं घू�ने �ाले पशुओ ंसे �ुक्त कर
मिदया जायेगा।

(xiii)  नगर मिनग� द्वारा प्रत्येक कैलेंडर �ाह की  15  �ारीख �क आ�तिधक प्रगति� रिरपोटa  प्रस्�ु� की
जाएगी।

(xiv)  राज्य सरकार उपरोक्त मिनदEशों के कायाaन्�यन को सुमिनति|� करने �ें  नगर मिनग�,  जोधपुर की
सहाय�ा करगेी। इस�ें मि�त्तीय सहाय�ा शामि�ल होगी, जो जोधपुर नगर मिनग� को इस आदेश �ें मिनमिह�
मिनदEशों को प्रभा�ी ढंग से लागू करने के लिलए आ�श्यक होगी।

(xv) नगर मिनग�, जोधपुर के �ुख्य मिनष्पादन अतिधकारी दो अतिधकारिरयों को ना�ांमिक� करेंगे, जो इस
न्यायालय के मिनदEशों को पूरा करने के लिलए सिजम्�ेदार होंगे।

उपरोक्त मिनदEश न के�ल जोधपुर नगर मिनग�, उसके पदातिधकारिरयों और �ुख्य कायaकारी अतिधकारी, नगर
मिनग� द्वारा नामि�� अतिधकारिरयों को बाध्य करेंगे, बस्थिल्क यह राज्य सरकार और उसके पदातिधकारिरयों और मि�द्यु�
आपूर्ति�  कंपमिनयों  पर  भी  स�ान  रूप से  बाध्यकारी  होंगे।  यह  कहने  की  आ�श्यक�ा  नहीं  है  मिक  संबंतिध�



अतिधकारिरयों  और पदातिधकारिरयों  की  मि�फल�ा  पर  संमि�धान के  अनुच्छेद  215  और न्यायालय अ��ानना  
अतिधमिनय�, 1971 के �ह� कारa�ाई की जाएगी।''

9.  उपरोक्त यातिBका मिदनांक 06/1/2004 को पुनः उच्च न्यायालय के स�क्ष मि�Bार हे�ु आयी। उस
मिदन, न्यायालय ने पाया मिक कलेक्टर, जोधपुर ने आदेशों का पालन मिकया था और जोधपुर शहर से डेयरिरयों को
स्थानां�रिर� करने के उदे्दश्य से शहरी सुधार ट्रस्ट को 2500 बीघा ज�ीन आ�ंमिट� की थी। राज्य सरकार ने
नगर मिनग� को (i) आ�ारा ��ेशिशयों को पक[ने; (ii) उनके परिर�हन के लिलए; और (iii) आ�ारा ��ेशिशयों के
लिलए Bारे की खरीद के लिलए। कलेक्टर ने नगर मिनग� को काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर �ें �ालाब मिन�ाaण हे�ु
500 बीघा भूमि� उपलब्ध करायी। न्यायालय ने आगे मिनम्नलिललिख� मिनदEश जारी मिकये:

“ह� मिनदEश दे�े हैं मिक सिजन डेयरी �ालिलकों/सBंालकों को पाल रोड पर मि�ल्क�ेन कॉलोनी �ें ज�ीन
आ�ंमिट� की गई थी या जो अब शहर की सी�ा के भी�र का� कर रहे हैं, उन्हें नए के्षत्र �ें स्थानां�रिर�
मिकया जाना Bामिहए जो कलेक्टर द्वारा शहरी सुधार ट्रस्ट को उपलब्ध कराया गया ह।ै इस प्रयोजन के
लिलए, शहरी सुधार ट्रस्ट डेयरी सBंालकों को नए के्षत्र �ें भूमि� आ�ंटन के लिलए आ�ेदन करने के लिलए 30
मिदन का स�य प्रदान करगेा। नए के्षत्र �ें भूमि� आ�ंटन के लिलए डेयरी संBालकों को अपेतिक्ष� राशिश नगर
सुधार न्यास के पास ज�ा करानी होगी। यमिद डेयरी सBंालक उक्त 30 मिदन के भी�र धनराशिश ज�ा नहीं
कर�े हैं �ो नगर मिनग� द्वारा उनकी डेयरिरयों को सील कर मिदया जाएगा �था गो�ंशीय पशुओ ंको जब्�
कर लिलया जाएगा।

नगर मिनग� को आज से दो �ाह की अ�तिध �ें काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर �ें �ालाब मि�कसिस� करने
के भी मिनदEश मिदये गये हैं। �ालाब के मि�कास के लिलए आ�श्यक धनराशिश का 75% राज्य सरकार द्वारा आ�ंमिट�
मिकया जाएगा।

10. 10/2/2004  को,  उच्च न्यायालय ने उपरोक्त �ा�ले पर मिफर से सुन�ाई की जब अपीलक�ाa
समि�ति� को एक आ�श्यक पक्ष होने के ना�े �ा�ले �ें हस्�के्षप करने की अनु�ति� दी गई। समि�ति� के �कील ने
कहा मिक दतूिधयों की कॉलोनी को बरली �ें स्थानां�रिर� मिकया जा रहा है, जो एक पहा[ी के्षत्र है और जो गोजा�ीय
पशुओं के लिलए उपयकु्त स्थान नहीं ह।ै हालाँमिक,  उच्च न्यायालय ने समि�ति� के मि�द्वान �कील के इस �कa  को
मिनम्नानुसार खारिरज कर मिदया:

“प्रति��ामिदयों के �कील ने ह�ें ब�ाया मिक मि�शेर्षोंज्ञों की राय के बाद मि�Bाराधीन के्षत्र का Bयन मिकया गया
है मिक भूमि� मि�ल्क�नै कॉलोनी की स्थापना के उदे्दश्य से उपयकु्त ह।ै इसलिलए, इन परिरस्थिस्थति�यों �ें, ह�
कुछ व्यमिक्तयों की ओर से ह�ारे आदेश को बातिध� करने के प्रयासों की अनु�ति� नहीं देंगे। दतूिधयों और
डेयरी �ालिलकों को बरली �ें स्थानां�रिर� होना Bामिहए और बाद �ें,  यमिद यह पाया जा�ा है मिक उनके
लिलए कुछ व्या�हारिरक कमिठनाइयां  हैं,  �ो के�ल उस स्थिस्थति� �ें  कलेक्टर को उन्हें  कुछ अन्य भूमि�
आ�ंमिट� करने के लिलए कहा जा सक�ा ह।ै ऐसा प्र�ी� हो�ा है मिक ब[ी संख्या �ें दधू�ाले हैं और �े



शहर �ें ज�े हुए हैं। यह आ|यa की बा� है मिक डेयरी �ालिलक गो�ंशीय पशुओ ंको दधू देने के बाद उन्हें
बाहर फें क दे�े हैं �ामिक �े स[कों पर जो कुछ भी उपलब्ध हो,  खा सकें । गो�ंशीय पशु अपनी भूख
मि�टाने के लिलए प्लास्थिस्टक �क खा ले�े हैं। एक बार जब प्लास्थिस्टक उनके सिसस्ट� �ें Bला जा�ा है, �ो
यह उन्हें गंभीर नकुसान पहुBंा�ा है और उन�ें  से कुछ की �ृत्यु भी हो जा�ी ह।ै लेमिकन ये डेयरी
�ालिलकों की चिंB�ा का मि�र्षोंय नहीं है.  हालाँमिक लोग गाय को �ा�ा �ान�े हैं मिफर भी उसके साथ जो
व्य�हार मिकया जा�ा है �ह बेहद कठोर और कू्रर हो�ा ह।ै डायरी �ालिलकों को शहर से मिनधाaरिर� के्षत्र �ें
स्थानां�रिर� न करने का कोई औतिBत्य नहीं ह।ै

(जोर मिदया गया)

11. उपरोक्त आदेश पारिर� करने के बाद, उच्च न्यायालय ने �ा�ले को 11 �ाBa, 2004 �क के लिलए
स्थमिग� कर मिदया, सिजस �ारीख को नगर मिनग� की ओर से उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील और दधू�ालों की ओर से
उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील ने अपने बयान मिदए। 11 �ाBa 2004 का आदेश इस प्रकार ह:ै

“नगर मिनग� की ओर से पेश �कील का कहना है मिक काली बेरी �ें छह सप्ताह की अ�तिध के भी�र
�ालाब बनाया जा रहा ह।ै मि�ल्क�ेन की ओर से उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील का कहना ह ैमिक पूरा मि�ल्क�ैन
स�ुदाय स्�यं ही दसूरी जगह स्थानां�रिर� हो जाएगा। उनका कहना है मिक उनके �ु�मि�ल इस न्यायालय
द्वारा पारिर� आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भी�र ��a�ान स्थल से स्थानां�रिर� होने का �Bन
दे�े हैं। यमिद दधू�ाले �Bन का पालन नहीं कर�े हैं, �ो नगर मिनग� आदेश के अनुपालन �ें डेयरिरयों को
जब्� कर लेगा। 12. उपरोक्त �ा�ला 14/5/2004 को एक बार मिफर उच्च न्यायालय के स�क्ष सनु�ाई
के लिलए आया। उस मिदन, प्रति��ामिदयों की ओर से उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील ने कुछ स�य �ांगा �ामिक �े
��ेशिशयों और बलैों को स[कों पर जाने से रोकने की व्य�स्था कर सकें । उन्होंने मिनम्नलिललिख� अभ्यास
करने का बी[ा उठाया:

“(i) जोधपुर �ें सभी गोजा�ीय पशुओ ंपर न्यायालय द्वारा जारी मिनदEशों के अनुरूप टैग होंगे;

(ii) मि�ल्क�ैन कॉलोनी के Bारों ओर दी�ार के मिन�ाaण का का� सही ढंग से शुरू मिकया जाएगा;

(iii)  बलै समिह� कोई भी गोजा�ीय जान�र स[कों पर नहीं देखा जाएगा, क्योंमिक उसे दधू�ालों द्वारा
पक[कर नगर मिनग� को सौंप मिदया जाएगा।

13. मि�द्वान �कील की दलीलों को ध्यान �ें रख�े हुए, उच्च न्यायालय ने दधू�ालों को आ�श्यक कारa�ाई
करने के लिलए 10 मिदन का स�य मिदया। उच्च न्यायालय ने पशुओ ंको स[कों पर घू�ने से रोकने �ें दधू�ालों द्वारा
की गई प्रगति� का �ूल्यांकन करने के लिलए एक मिनगरानी समि�ति� का गठन मिकया।

14. अं��ः, उपरोक्त �ा�ला 12 जुलाई 2004 को उच्च न्यायालय के स�क्ष सुन�ाई के लिलए आया, जब
उच्च न्यायालय ने मि��ामिद� आदेश पारिर� मिकया:



“ह�ने पाया है मिक 14 �ई, 2004 के आदेश का अनुपालन नहीं मिकया गया ह।ै दतूिधयों को शहरी के्षत्र से
स्थानां�रिर� होने के लिलए पयाaप्त अ�सर प्रदान मिकया गया क्योंमिक गो�ंशीय जान�र शहर �ें उपद्र� �Bा
रहे हैं।

सिजला �सिजस्ट्र ेट को मिनदEश मिदया गया है मिक �ह यह सुमिनति|� करें मिक आ�ारा जान�रों के कारण
होने �ाली सा�aजमिनक परशेानी को दरू मिकया जाए और मिदनांक  6/1/2004  के आदेश के अनुरूप
गोजा�ीय जान�रों को शहर की सी�ा से बाहर स्थानां�रिर� मिकया जाए। सिजला �सिजस्ट्र ेट दो सप्ताह के
भी�र अनुपालन रिरपोटa  दालिखल करेंगे। नगर मिनग� आदेश का अनुपालन कराने �ें सिजला �सिजस्ट्र ेट की
सहाय�ा करगेा।

नगर मिनग� और यूएलटी एक �ालाब का मिन�ाaण करने और बरली �ें स्थानां�रिर� होने �ाले
दतूिधयों को आ�श्यक सुमि�धाएं प्रदान करने के लिलए बाध्य होंगे।

15. उपरोक्त आदेश से व्यशिथ� होकर, ये अपीलें इस न्यायालय के स�क्ष प्रस्�ु� की गई हैं।

 16.  इस न्यायालय के स�क्ष अपीलों �ें,  कुछ �ुदे्द उठाए गए हैं। अपीलक�ाa की ओर से उपस्थिस्थ�
मि�द्वान �कील ने आग्रह मिकया मिक उच्च न्यायालय द्वारा दतूिधयों को उस भूमि� से बेदखल करने के मिनदEश जारी
करना उतिB� नहीं था, जो आ�ंटन शुल्क स्�ीकार करने के बाद सरकार द्वारा उन्हें दधू डेयरिरयों के उदे्दश्य से
आ�ंमिट� की गई थी;  मिक,  भूमि� अतिधग्रहण अतिधमिनय� या सा�aजमिनक परिरसर अतिधमिनय� के �ह� काननू द्वारा
स्थामिप� प्रमिक्रया का पालन मिकए मिबना, दतूिधयों को भूमि� से बेदखल करने का आदेश पारिर� करना उच्च न्यायालय
के लिलए उतिB� नहीं था; उच्च न्यायालय का इस �थ्य को न �ानना उतिB� नहीं था मिक दतूिधयों के ��ेशिशयों और
बलैों को स्थानां�रिर� करने के लिलए आ�ंमिट� भूमि� एक पहा[ी के्षत्र �ें स्थिस्थ� थी और ��ेशिशयों को स्थानां�रिर�
करने की सुमि�धा के लिलए अतिधकारिरयों द्वारा  कोई पुन�ाaस सुमि�धाएं प्रदान नहीं की गई थीं;  और �ह,  उच्च
न्यायालय

 इस �थ्य पर मि�Bार न करके गल�ी की गई मिक दतूिधयों द्वारा अपने ��ेशिशयों को स[कों पर आने से
रोकने के लिलए की गई प्रगति� की मिनगरानी के लिलए गमिठ� समि�ति� जान�रों को स्थानां�रिर� करने की �ास्�मि�क
स�स्याओ ंको स�झने �ें मि�फल रही, खासकर मि�शेर्षोंज्ञ की रिरपोटa  के संदभa  �ें। बरली एक पहा[ी के्षत्र था और
गायें �था अन्य जान�र जीमि�� नहीं रह पा�े थे। आगे यह �कa  मिदया गया मिक दधू�ाले दधू�ाले कॉलोनी को
स्थानां�रिर� करने के लिलए �यैार थे यमिद उनके लिलए कोई उपयकु्त के्षत्र मिनधाaरिर� मिकया गया था, जहां भूमि� Bट्टानी
नहीं थी और उनके ��ेशिशयों के लिलए पानी पयाaप्त रूप से उपलब्ध था। यमिद ऐसी उपयकु्त जगह उन्हें आ�ंमिट� की
जा�ी ह,ै �ो �े इस न्यायालय द्वारा मिदए गए उतिB� स�य के भी�र उस जगह पर Bले जाएंगे। �े इस न्यायालय के
मिनदEशानुसार राशिश भी ज�ा करेंगे। अपीलक�ाaओं के �कील ने आग्रह मिकया मिक राज्य सरकार को ब[ली के
स्थान पर जोधपुर शहर �ें मिकसी अन्य स्थान जैसे साला�ास, पुरानी पाली रोड पर उपयकु्त भूमि� आ�ंमिट� करने
का मिनदEश मिदया जाए।



17. राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील ने कहा मिक उच्च न्यायालय द्वारा पारिर� आदेश
न्यायसंग� और मिनष्पक्ष था और इसे जोधपुर के मिन�ासिसयों के सभी �गX की सभी परिरस्थिस्थति�यों और मिह�ों का
सा�धानीपू�aक �ूल्यांकन करने के बाद पारिर� मिकया गया था। नीलक�ेन को जोधपुर शहर से स्थानां�रिर� होने
का पयाaप्त अ�सर प्रदान मिकया गया। यह कहा गया था मिक अपीलक�ाa समि�ति� के सदस्यों को  1956  �ें दधू
डेयरिरयों के मिन�ाaण के लिलए ना��ात्र दरों पर भखूंड आ�ंमिट� मिकए गए थे। आ�ंटन पत्र �ें एक श�a  थी मिक
आ�ंमिटयों को जारी मिकए गए प्रकार के तिडजाइन के अनुसार मिन�ाaण करना होगा। . हालाँमिक, दधू�ालों द्वारा टाइप
तिडर्ज़ााइन के अनुसार कोई मिन�ाaण नहीं मिकया गया था। अतिधकांश दतूिधयों ने दधू डेयरिरयों के लिलए बने भूखंडों पर
�कान और दकुानें बना ली हैं। दधू�ाले अपने ��ेशिशयों को स[कों पर आ�ारा छो[ रहे थे, सिजससे सा�aजमिनक
उपद्र�, दघुaटनाएं आमिद हो रही थीं। आगे यह �कa  मिदया गया मिक उच्च न्यायालय द्वारा पारिर� मि�शिभन्न आदेशों का
अ�लोकन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा मिक दधू�ालों को पयाaप्त अ�सर मिदए गए थे। जोधपुर शहर से स्थानां�रिर�
होने के लिलए और उनकी ओर से उच्च न्यायालय के स�क्ष एक मि�शिशष्ट �Bन भी मिदया गया था मिक �े एक मि�शिशष्ट
अ�तिध के भी�र जोधपुर शहर से स्थानां�रिर� हो जाएंगे। हालाँमिक, �े न �ो के्षत्र से हटे और न ही सरकार के पास
अपेतिक्ष� राशिश ज�ा की। दसूरी ओर, सरकार ने उच्च न्यायालय के मिनदEशों के अनुसार पहले ही साइट पर एक
�ालाब मि�कसिस� कर लिलया था, अपीलक�ाa समि�ति� की दलील मिबना मिकसी आधार के थी मिक भूमि� को अब �क
मि�कसिस� नहीं मिकया जा सका ह।ै

18.  राज्य के मि�द्वान �कील ने ह�ारा ध्यान नगर मिनग�,  जोधपुर  के कायाaलय द्वारा  जारी  मिदनांक
20/7/2004  की  सा�aजमिनक  सूBना  और  शहरी  सुधार  ट्रस्ट,  जोधपुर  द्वारा  जारी  अतिधसBूना  मिदनांक
23/7/2004 की ओर आकर्षिर्षों� मिकया, जो इस प्रकार ह ैअं�गa�:

“कायाaलय नगर मिनग�, जोधपुर। क्र�ांक रिरट/आ�ारा ��ेशी/ 04/एसपी3

मिदनांक: 20/7/2004

सा�aजमिनक नोमिटस

�ाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,  जोधपुर �ें  आ�ारा पशुओं से संबंतिध� एक रिरट यातिBका संख्या
4409/94  मि�Bाराधीन ह।ै इस रिरट यातिBका �ें �ाननीय उच्च न्यायालय द्वारा स�य-स�य पर आदेश पारिर�
मिकये गये सिजस�ें पाया गया मिक जोधपुर शहर �ें स[कों, कालोमिनयों, बस्थिस्�यों आमिद �ें गो�ंश आ�ारा अ�स्था �ें
मि�Bर�े हैं। इस संबंध �ें �ाननीय उच्च न्यायालय ने नगर मि�कास न्यास को आदेश मिदए हैं मिक शहर �ें पशु डेयरिरयों
के लिलए ब[ली के्षत्र �ें भूखंड आ�ंमिट� मिकए जाएं, सिजस�ें ��a�ान �ें शहर �ें जो पशु डेयरिरयां हैं, उन्हें उस के्षत्र �ें
स्थानां�रिर� मिकया जाए। इस प्रयोजन के लिलए ��ेशी के �ालिलक को ��ेशी के �ालिलक/��ेशी के संरक्षक का
प्र�ाण पत्र प्राप्त करना Bामिहए और मिफर इन व्यमिक्तयों द्वारा नगर मि�कास न्यास �ें भूखंड आ�ंटन के लिलए आ�ेदन
प्रस्�ु� मिकया जाना Bामिहए। कुछ लोगों ने प्लॉट आ�ंटन के लिलए ऐसे आ�ेदन मिदए थे और उन�ें से ट्रस्ट द्वारा
6/1/2004 को प्लॉट आ�ंमिट� कर मिदए गए हैं। �ाननीय उच्च न्यायालय ने ��a�ान �ें शहर �ें �ौजूद डेयरी
�ालिलकों को अन्यत्र स्थानां�रिर� करने �था नगर मि�कास न्यास को आ�ेदन देकर भूखण्ड आ�ंटन के लिलए
आ�ेदन करने के आदेश पारिर� मिकये हैं। मिनग� को यह आदेश जारी मिकया गया है मिक जो पशु �ालिलक अपनी
डेयरिरयां शहर से बाहर नहीं ले जा रहे हैं, उन्हें सील कर मिदया जाये. �ाननीय उच्च न्यायालय ने 12/7/2004
को आदेश पारिर� मिकया मिक सभी पशुपालन �ालिलकों को शहर से बाहर स्थानां�रिर� कर मिदया जाये। अ�: सभी



पशुपालकों से अनुरोध है मिक �े इस नोमिटस के प्राप्त होने के 7 मिदन के भी�र अपने पशुओ ंको नगर मिनग� की
सी�ा से बाहर स्थानां�रिर�/स्थानां�रिर� कर लें, ऐसा न करने पर सिजला प्रशासन की सहाय�ा से अपने पशुओं
को स्थानां�रिर�/स्थानां�रिर� करने की कायa�ाही करें। मिनग� की सी�ा से बाहर और खBa जान�रों के �ालिलकों
से �सूला जाएगा। उनके लिखलाफ कोटa के आदेश की अ��ानना की कायa�ाही भी शुरू की जायेगी.

एसडी/- �ुख्य कायaकारी अतिधकारी 

नगर मिनग�, जोधपुर"

“शहरी सुधार न्यास कायाaलय, जोधपुर।”

क्र�ांक 1348

मिदनांकः 23/7/2004 अतिधसBूना

सभी पशुपालकों को सूतिB� मिकया जा�ा है मिक �ाननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिरपालन �ें ट्रस्ट
द्वारा योजना �यैार की गई है जो न्यू/नई मि�ल्क�ेन कॉलोनी ग्रा� ब[ली �ें खरास नंबर 88 �ें है सिजसके लिलए
आ�ेदन पत्र ट्रस्ट कायाaलय से 7 मिद�स के अन्दर प्राप्त कर पूणa करना होगा। ये फॉ�a ट्रस्ट के कायाaलय �ें ज�ा
कर�ाने होंगे, सिजसके �ह� पशुपालकों को भूखंड मि��रण की कायa�ाही शुरू की जाएगी। भूखडंों के आ�ंटन के
मिनय� और श�¥ नीBे दी गई हैं। 

(1) आ�ेदक का पशुपालन का प्र�ाण पत्र जो मिक मिनग� जोधपुर द्वारा प्र�ाशिण� होना Bामिहए �था यह
प्र�ाण पत्र आ�ेदन पत्र के साथ संलग्न होना आ�श्यक ह।ै

(2) बयाना राशिश के रूप �ें  1000 रुपये (एक हजार रुपये) का तिड�ांड ड्र ा~ट सतिB�, नगर मि�कास
ट्रस्ट, जोधपुर के ना� से संलग्न मिकया जाना Bामिहए।

(3)  भूखण्ड आ�ंटन का आदेश प्राप्त कर  30  मिद�स के अन्दर सम्पूणa  धनराशिश ज�ा करानी होगी।
आरतिक्ष� दर पर आ�ंटन मिकया जायेगा.

(4)  इस योजना �ें कॉनaर भूखंडों का मिनरस्�ीकरण नहीं मिकया जाएगा। आ�ंटन पर राजस्थान नगर
मि�कास के मिक्रयान्�यन मिनय� 1974 लागू मिकये जायेंगे।

(5)  आ�ंमिट� भखूण्ड का उपयोग के�ल पशुपालन हे�ु  मिकया  जायेगा  �था  आ�ंमिट�ी  द्वारा  अपने
आ�ंमिट� भखूण्ड �ें पशुपालन को स्थानान्�रिर� करने के सम्बन्ध �ें कायa  यथाशीघ्र प्रारम्भ कर मिदया
जाये।

एसडी/- 



सतिB� नगर मि�कास न्यास, जोधपुर''

उपरोक्त अतिधसBूनाओ ंकी पृ�भूमि� �ें, राज्य की ओर से उपस्थिस्थ� मि�द्वान �कील ने कहा मिक प्रति��ादी
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन मिकया ह।ै अपीलक�ाa समि�ति� के सदस्य उच्च न्यायालय
के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे और इसलिलए, उच्च न्यायालय के आके्षमिप� आदेशों �ें मिकसी हस्�के्षप की
आ�श्यक�ा नहीं थी।

19. प्रति��ादी संख्या 4, इतंिडयन एसोसिसएशन ऑफ लॉयसa के राजस्थान Bैप्टर, सिजन्होंने उच्च न्यायालय
�ें रिरट यातिBका दायर की, ने भी ��a�ान अपीलों को इस आधार पर खारिरज करने की �ांग की मिक अपीलक�ाa
समि�ति� ने स्�यं उच्च न्यायालय के स�क्ष यह �Bन देना Bुना मिक दधू�ाले थे मि�ल्क�ैन कॉलोनी से अपनी डेयरिरयां
स्थानां�रिर� करने के इच्छुक हैं और इस उदे्दश्य के लिलए मि�टक�ेन ने बार-बार उच्च न्यायालय से स�य �ांगा ह।ै
उच्च न्यायालय ने पाया मिक दधू�ाले अपने �ादे से �कुर रहे हैं और �े जोधपुर शहर से स्थानां�रिर� होने के लिलए
�यैार हैं और इसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को जोधपुर शहर से दधू डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करने के
संबंध �ें अपने पहले के आदेशों का पालन करने के लिलए कुछ मिनदEश जारी मिकए। इन मिनदEशों के बाद ही दधू�ाले
इस कोटa �ें आये हैं. आगे यह �कa  मिदया गया मिक उच्च न्यायालय ने ऐसा कहीं नहीं कहा मिक दधू�ालों को आ�ंमिट�
भूखंडों से �ंतिB� मिकया जाएगा। के�ल डेयरिरयों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानां�रिर� करने के मिनदEश मिदए गए
थे। उच्च न्यायालय ने कभी भी मि�ल्क�ैन कॉलोनी �ें दधू�ालों के भूखंडों के स्�ामि�त्� को प्रभामि�� करने �ाला
कोई मिनदEश नहीं मिदया,  जो अब मि�स्�ार के बाद शहर के �ध्य �ें आ�े हैं। उच्च न्यायालय के मिनदEश व्यापक
जनमिह� और स्�च्छ ए�ं स्�स्थ पयाa�रण की सुरक्षा पर आधारिर� हैं।

20. �ीरेंद्र गौ[ और अन्य बना� हरिरयाणा राज्य और अन्य �ें [1995] 2 एससीसी 577 �ें रिरपोटa  की
गई, �ान� पयाa�रण पर संयकु्त राष्ट्र  के स्टॉकहो� घोर्षोंणा, 1972 के सिसद्धां� संख्या 1 का सिजक्र कर�े हुए, इस
न्यायालय ने देखा मिक रहने का �ाहौल अनुकूल ह।ै �ान� अस्थिस्�त्� जी�न का अतिधकार ह।ै इस संबंध �ें राज्य
का क�aव्य है मिक �ह अपनी असाधारण बेलगा� सपं्रभु शमिक्त को त्यागे और पारिरस्थिस्थति�क सं�ुलन और स्�च्छ
�ा�ा�रण बनाए रखने के लिलए अपनी नीति� बनाए। जहां के्षत्रीय योजना �ें, एक भूमि� को तिBमि¨� मिकया गया ह ैऔर
पाकa  या �नोरजंन उदे्दश्य के लिलए आरतिक्ष� मिकया गया है, उसे भ�न मिन�ाaण उदे्दश्य के लिलए आ�ंमिट� नहीं मिकया
जा सक�ा ह,ै हालांमिक आ�ास एक सा�aजमिनक उदे्दश्य ह।ै इसके अला�ा, यह देखा गया मिक यद्यमिप सरकार के
पास मिनदEश देने की शमिक्त है, उस शमिक्त का उपयोग के�ल अनु�ोमिद� योजना, के्षत्रीय योजनाओ ंआमिद के लक्ष्यों
को प्रभामि�� करने और आगे बढ़ाने के लिलए मिकया जाना Bामिहए और योजना के �ह� मिनमिह� या योजना के �ह�
आरतिक्ष� भूमि� नहीं होगी इसके �ह� परिरकस्थिल्प� के्षत्र के भी�र मिकसी अन्य सा�aजमिनक प्रयोजन के लिलए उपयोग
करने का मिनदEश मिदया गया ह।ै

21.  हालांमिक यह सB है मिक उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर जोधपुर शहर से दधू डेयरिरयों को
स्थानां�रिर� करने का मिनदEश मिदया है और इससे स�ाज के कुछ लोगों को कुछ असुमि�धा हो सक�ी है लेमिकन
एक�ात्र उदे्दश्य,  �स्�ु और आदेश की भा�ना सा�ुदातियक आ�श्यक�ा को पूरा करना था। स्�च्छ परिर�ेश से
स्�स्थ शरीर और स्�स्थ �न का मिन�ाaण हो�ा ह।ै अतिधमिनय� की संपूणa  योजना, उदे्दश्य और उदे्दश्य के आलोक
�ें जनमिह� को स�झना और व्याख्या करना होगा। न के�ल अ�ैध उपमिन�ेश के्षत्र �ें रहने �ाले व्यमिक्तयों बस्थिल्क पूरे



शहर के स्�ास्थ्य और पयाa�रण के ख�रे के साथ-साथ अतिधमिनय� के प्रा�धानों और योजना को भी ध्यान �ें
रखा जाना Bामिहए। [देखें: प्रशासक, नगर पालिलका बना� भार� और अन्य की रिरपोटa  [2001] 9 एससीसी 232
�ें।]

22. ऊपर मिदए गए �थ्यों से और पक्षों की प्रति�द्वदं्वी दलीलों को सनुने पर, स्पष्ट रूप से, जोधपुर शहर �ें
अतिधकारिरयों  की ओर से मिबना  मिकसी रोक-टोक के आ�ारा  ��ेशिशयों  का ख�रा बढ़ गया ह।ै  दधू डेयरिरयां
मि�कसिस� करने के लिलए बनाए गए भूखडं ब[े व्या�सातियक घराने बन गए हैं। सिजस �रह से इ�ने ब[े पै�ाने पर
उलं्लघन जारी ह,ै उस�ें कोई संदेह नहीं है मिक यह उन लोगों की मि�लीभग� के मिबना संभ� नहीं था, सिजन्हें काननू
का अनुपालन समुिनति|� करने  की  आ�श्यक�ा है  और कारण स्पष्ट हैं।  ऐसी गति�मि�तिधयों के  परिरणा�स्�रूप
बुमिनयादी ढांBे पर अति�रिरक्त भार प[�ा ह।ै सारी प्लानिंनग Bौपट हो गई है. कानून का पालन करने �ाले पीमि[� हैं.
यह सब शहर के मिन�ासिसयों के स्�ास्थ्य और सभ्य जी�न की की�� पर हुआ है, जो संमि�धान के अनुच्छेद 21
के �ह� मिनमिह� उनके सं�ैधामिनक अतिधकारों का उलं्लघन ह।ै सरकार और उसकी एजेंसिसयाँ अपने कायX और
दातियत्�ों के मिन�aहन �ें लापर�ाही बर� रही हैं। सरकार द्वारा मिनस्थिष्क्रय�ा अप्रत्यक्ष रूप से अनतिधकृ� उपयोग की
अनु�ति� देने के स�ान है जो उतिB� प्रमिक्रया का पालन मिकए मिबना �ास्टर प्लान �ें संशोधन के स�ान ह।ै [देखें:
ए� सी �ेह�ा बना� भार� संघ और अन्य की रिरपोटa [2004] 6 एससीसी 588 �ें दी गई ह।ै

23. गुजरा� राज्य बना� मि�र्ज़ााaपुर �ो�ी कुरशेी कसाब ज�ा� और अन्य �ें [2005] 8 एससीसी 534
�ें रिरपोटa  की गई, इस न्यायालय ने मिनम्नानुसार कहा:

“176. ..न्यायालय को स�ाज के नागरिरकों को मिदए गए �ौलिलक अतिधकारों की उत्साहपू�aक रक्षा करनी
Bामिहए,  लेमिकन साथ ही �ौलिलक अतिधकारों और स�ाज के व्यापक मिह�ों के बीB सं�ुलन भी बनाना
Bामिहए। लेमिकन जब इस �रह का अतिधकार देश के व्यापक मिह�ों से टकरा�ा है �ो उसे बाद �ाले के
सा�ने झुकना होगा। इसलिलए,  जहां भी मिनदेशक सिसद्धां�ों की उन्नति� के लिलए कोई अतिधमिनय� बनाया
जा�ा है और यह �ौलिलक अतिधकारों के मि�परी� हो�ा है, �ो इस�ें सा�ंजस्य स्थामिप� करने का प्रयास
मिकया जाना Bामिहए यमिद यह व्यापक सा�aजमिनक मिह� को बढ़ा�ा दे�ा ह।ै

24.  दगु्ध उत्पादक संघ,  उ[ीसा और अन्य बना� उ[ीसा राज्य और अन्य �ें  [2006] 3 एससीसी
229  �ें रिरपोटa  की गई,  इस न्यायालय ने नगर मिनयोजन और दधू डेयरिरयों द्वारा अति�क्र�ण हटाने के प्रश्न पर
मि�Bार मिकया। उस �ा�ले �ें, इस न्यायालय ने उस कानून पर मि�Bार मिकया जो इस न्यायालय ने अपने पहले के
मिनणaयों �ें मिनधाaरिर� मिकया था। प्रासंमिगक पैरा इस प्रकार उद्ध�ृ मिकया गया ह:ै

“17. यह प्रश्न फ्रें ड्स कॉलोनी डे�लप�ेंट क�ेटी बना� उ[ीसा राज्य के �ा�ले �ें मि�Bार के लिलए आया
था, सिजसकी रिरपोटa  {2004] 8 एससीसी 733 �ें दी गई थी, सिजस�ें इस न्यायालय ने कहा था:

“..  संपलित्त के �ालिलक के रूप �ें व्यमिक्तयों को स�ुदाय की शांति�,  अच्छी व्य�स्था,
गरिर�ा, सुरक्षा और आरा� और सुरक्षा हासिसल करने के लिलए कुछ की�� Bकुानी प[�ी ह।ै न
के�ल गंदगी, बदबू और अस्�ास्थ्यकर स्थानों को खत्� करना होगा, बस्थिल्क इलाके को रहने के
लिलए बेह�र जगह बनाने के लिलए लेआउट पारिर�ारिरक �ूल्यों,  य�ुा �ूल्यों,  एकां� और स्�च्छ
ह�ा को प्राप्त करने �ें �दद कर�ा ह।ै भ�न मिन�ाaण मिनय� आग के ख�रों को क� करने या



स�ाप्त करने, या�ाया� ख�रों से बBने और स[कों और स[कों पर या�ाया� की भी[ को क�
करने �ें भी �दद कर�े हैं। र्ज़ाोनिंनग और मिबफ्टिंल्डग मिनय�ों को सा�ुदातियक मि�कास के मिनयंत्रण,
भूमि� की भी[भा[ की रोकथा�,  पाकa  और खेल के �ैदानों जैसी  �नोरजंक सुमि�धाओं की
व्य�स्था और पयाaप्त पानी, सी�रजे और अन्य सरकारी या उपयोमिग�ा से�ाओ ंकी उपलब्ध�ा
के दृमिष्टकोण से भी �ैध बनाया गया ह।ै ”

25.  जैसा  मिक  ऊपर  BBाa  की  गई  है,  पार्षिटयों  की  ओर  से  मिदए  गए  �कX  और  केस  काननू  पर
सा�धानीपू�aक मि�Bार करने पर, ह�ारी राय ह ैमिक जनमिह� �ें दायर रिरट यातिBका पर मि�Bार करना उच्च न्यायालय
के लिलए पूरी �रह से उतिB� था। उच्च न्यायालय ने सही राय दी मिक जोधपुर शहर के नागरिरकों के लिलए परशेानी
पैदा करने �ाली दधू डेयरिरयों को मिफर से बहाल करना जोधपुर शहर की सख्� जरूर� ह।ै ह�ें उच्च न्यायालय के
मिनदEशों �ें कोई अ�धै�ा नहीं मि�ली, खासकर �ब जब उच्च न्यायालय ने �ौजूदा भूखंडों के उनके स्�ामि�त्� को
प्रभामि�� करने �ाला कोई मिनदEश नहीं मिदया था, हालांमिक ये भूखंड उन्हें अत्यतिधक रिरयाय�ी दर (2 रुपये प्रति�
�गa  गज)  पर आ�ंमिट� मिकए गए थे।  )  एक मिनति|� उदे्दश्य के लिलए और अतिधकांश दधू�ालों ने उस भूमि� का
उपयोग उस उदे्दश्य के लिलए नहीं मिकया जो उन्हें आ�ंमिट� की गई थी।

26. अब सिजस बा� पर मि�Bार करना बाकी है �ह बरली के अला�ा मिकसी अन्य स्थान पर दधू डेयरिरयों
के स्थानां�रण के संबंध �ें अपीलक�ाaओं द्वारा उठाई गई यातिBका ह।ै ह�ारी राय है मिक अपील समि�ति� इस
यातिBका पर मि�लंब से मि�Bार नहीं कर सक�ी। दधू�ाले पहले ही उच्च न्यायालय के स�क्ष राजस्थान सरकार द्वारा
मिनधाaरिर� स्थान पर स्थानां�रिर� होने का �ादा कर Bुके हैं और उक्त उदे्दश्य के लिलए और स�य �ांगा ह।ै शिशफ्टिं~टग
के लिलए बढ़ाई गई अ�तिध भी काफी स�य पहले बी� Bकुी ह।ै राजस्थान सरकार ने मि�शेर्षोंज्ञों की सलाह पर
ज�ीन तिBस्थिन्ह� कर आ�ंमिट� कर दी ह।ै उच्च न्यायालय के मिनदEशों के �दे्दनजर, राजस्थान सरकार ने पहले ही न्यू
मि�ल्क�ेन कॉलोनी �ें बुमिनयादी सुमि�धाएं प्रदान कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अतिधसBूना के �दे्दनजर कई
दतूिधयों को भखूंड आ�ंमिट� मिकए गए हैं। स�ुदाय के लिलए क्या अच्छा है, इसका सबसे अच्छा मिनणaय सरकार ही
कर�ी ह।ै इसलिलए,  दधू�ालों को एक नई जगह पर स्थानां�रिर� करने के सरकार के मिनणaय पर इस स्�र पर
स�ाल नहीं उठाया जा सक�ा है,  खासकर जब राज्य सरकार ने व्यापक जनमिह� �ें मि�शेर्षोंज्ञ की सलाह के
आधार पर मिनणaय लिलया ह।ै

27. राज्य सरकार की ओर से प्रस्�ु� मिकया गया है मिक राज्य ने उच्च न्यायालय के मिनदEशों के अनुपालन
�ें सभी कद� उठाए हैं और डेयरिरयों को स्थानां�रिर� करने के उदे्दश्य से शहरी सुधार ट्रस्ट, जोधपुर को 2500
बीघा ज�ीन उपलब्ध कराई ह।ै जोधपुर शहर.  राज्य सरकार ने नगर मिनग� को खBX को पूरा करने के लिलए
50,00,000 रुपये की राशिश भी उपलब्ध कराई है-

(i) आ�ारा ��ेशिशयों को पक[ना; 
(ii) उनके परिर�हन के लिलए; और 
(iii) आ�ारा ��ेशिशयों के लिलए Bार ेकी खरीद के लिलए।

कलेक्टर, जोधपुर ने नगर मिनग� को काली बेरी, सूर सागर, जोधपुर �ें एक �ालाब के मिन�ाaण के लिलए
$00  बीघा  भूमि�  उपलब्ध कराई  ह।ै  प्रति��ादी  राज्य द्वारा  उपलब्ध कराई  गई  भूमि�  और धन का  उपयोग
सा�धानीपू�aक उसी उदे्दश्य के लिलए मिकया जाना Bामिहए।



28. [2000] 3 एससीसी 29 �ें रिरपोटa  मिकए गए रा�जी पटेल और अन्य बना� नागरिरक उपभोक्ता �ागa
दशaक �ंB और अन्य �ें,  इस न्यायालय ने यह मिनधाaरिर� मिकया है मिक ऐसी स्थिस्थति� �ें जहां स�ुदाय का मिह�
शामि�ल ह,ै व्यमिक्तग� मिह� को मिह� के आगे झुकना Bामिहए स�ुदाय या आ� जन�ा का.

29.  ह�ने पक्षों के मि�द्वान �कीलों को मि�स्�ार से सुना है और स�य-स�य पर उच्च न्यायालय द्वारा
पारिर� आदेशों का ध्यानपू�aक अध्ययन मिकया ह।ै ह�ारे  सुमि�Bारिर�  मि�Bार  �ें,  आके्षमिप�  मिनणaय  �ें  मिकसी
हस्�के्षप की आ�श्यक�ा नहीं ह।ै

30.  �ा�ले के �थ्यों और परिरस्थिस्थति�यों की स�ग्र�ा पर मि�Bार कर�े हुए,  जोधपुर के नागरिरकों के
व्यापक मिह� �ें, ह� मिनम्नलिललिख� मिनदEश जारी कर�े हैं: 

1.ह� उन डेयरी �ालिलकों/सBंालकों को मिनदEश दे�े हैं, सिजन्हें पाल रोड पर मि�ल्क�नै कॉलोनी �ें भूमि�
आ�ंमिट� की गई थी। , लेमिकन अभी भी एक नई कॉलोनी �ें स्थानां�रिर� होने के लिलए शहर की सी�ा के भी�र
का� करना जारी रख रहे हैं, जो उन्हें प्रति��ादी राज्य द्वारा यथासंभ� शीघ्र�ा से और मिकसी भी घटना �ें  31
�ाBa, 2007 को या उससे पहले उपलब्ध कराया गया है;

2. अन्य दधू डेयरी �ालिलक/सBंालक जो डेयरिरयां Bला रहे हैं और जोधपुर शहर �ें अपनी ��ेशी रख
रहे हैं, लेमिकन उन्हें ज�ीन आ�ंमिट� नहीं की गई है, �े भी 30 अप्रैल, 2007 को या उससे पहले अपनी डेयरिरयां
और अपने ��ेशिशयों को जोधपुर शहर से बाहर स्थानां�रिर� कर देंगे। राजस्थान राज्य और जोधपुर नगर मिनग�
को यह सुमिनति|� करने के लिलए मिनदEशिश� मिकया जा�ा है मिक डेयरी �ालिलकों/सBंालकों को तिड�ीजन बेंB के
मिनदEशानुसार आ�श्यक सुमि�धाएं और बुमिनयादी ढांBा प्रदान मिकया जाए, यमिद पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया
ह;ै

3. जोधपुर नगर मिनग� को मिनदEशिश� मिकया जा�ा है मिक �ह जोधपुर शहर से ला�ारिरस आ�ारा जान�रों,
जैसे आ�ारा ��ेशी,  बलै,  कुत्ते,  सूअर आमिद को यथासंभ� शीघ्र�ा से और मिकसी भी स्थिस्थति� �ें  30  अप्रैल,
2007 को या उससे पहले हटा दे;

4. प्रति��ादी राज्य सरकार को राज्य �ें प्लास्थिस्टक बगै के उतिB� उपयोग के संबंध �ें मिदशामिनदEश �यैार
करने का मिनदEश मिदया गया है क्योंमिक प्लास्थिस्टक बगै खाने के कारण ��ेशिशयों की �ौ� की संख्या की सूBना मि�ली
ह।ै राज्य सरकार को 31 �ाBa, 2007 को या उससे पहले आ�श्यक मिदशामिनदEश �यैार करने का मिनदEश मिदया
जा�ा ह;ै

5. नगर मिनग� को यह सुमिनति|� करने का मिनदEश मिदया गया है मिक इस्�े�ाल मिकए गए प्लास्थिस्टक बगै और
अन्य प्लास्थिस्टक सा�ग्री को अन्य कBरे से अलग मिकया जाना Bामिहए और ��ेशिशयों,  बलैों और अन्य जान�रों
द्वारा उनके उपभोग को रोकने के लिलए नष्ट कर मिदया जाना Bामिहए;



6. प्रति��ादी राज्य सरकार और मिनग� को यह समुिनति|� करने का मिनदEश मिदया जा�ा है मिक दधू डेयरी
�ालिलकों/सBंालकों को बमुिनयादी ढांBा यथासंभ� शीघ्र�ा से और मिकसी भी स्थिस्थति� �ें 25 �ाBa, 2007 को या
उससे पहले उपलब्ध कराया जाए;

7. इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के मिनदEशों का सा�धानीपू�aक अनुपालन सुमिनति|� करने और दधू
डेयरिरयों के स्थानां�रण को सुमिनति|� करने के लिलए, ह� उच्च न्यायालय द्वारा मिनयकु्त समि�ति� को 7 �ई, 2007
को या उससे पहले अनपुालन रिरपोटa  प्रस्�ु� करने का मिनदEश दे�े हैं। .

31. इन अपीलों को 14 �ई, 2007 को आगे के मिनदEशों के लिलए सूBीबद्ध मिकया जाएगा।

 अपीलें 14/5/2007 के लिलए स्थमिग� कर दी गई।ं

आशीर्षों ति��ारी की देखरखे �ें शशाकं मित्र�ेदी द्वारा अनु�ामिद�।


